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विद्यालयी वेशभूषा: अनुशासन, विविधता और शिक्षा तक पहुँच

अगस्त 2026 | समाचार संदर्भ: 21 अगस्त 2026 | GS-II

विद्यालय का साझा वातावरण और विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान दोनों संवैधानिक चर्चा के  विषय हैं। वेशभूषा विवाद को के वल

अनुमति या प्रतिबंध के  नारे में बाँट देने से संस्थागत अनुशासन, गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा तक पहुँच के  बीच वास्तविक

तनाव छिप जाता है।

खबरों में क्यों

21 अगस्त 2026 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रयागराज के  एक निजी, गैर-सहायता प्राप्त, CBSE-संबद्ध

विद्यालय की छात्रा की याचिका खारिज की। छात्रा निर्धारित वर्दी के  साथ सिर पर स्कार्फ  पहनने की अनुमति चाहती थी। अदालत ने

उस मामले के  तथ्यों पर विद्यालय के  समान और भेदभावरहित वेशभूषा नियम को महत्व दिया तथा आवश्यक धार्मिक प्रथा संबंधी

दावे का पर्याप्त आधार नहीं पाया। इसे देश के  सभी विद्यालयों में हिजाब पर नया सार्वदेशिक प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता।

आवश्यक धार्मिक प्रथा की कसौटी

यह न्यायिक जाँच का वह दृष्टिकोण है जिसमें किसी दावे की धार्मिक अनिवार्यता के  आधार और साक्ष्य पर विचार होता है। अदालत

के  सामने किसी मामले में दावा सिद्ध न होना और सभी परिस्थितियों के  लिए धार्मिक प्रश्न का अंतिम उत्तर मिल जाना एक बात नहीं

है। धार्मिक स्वतंत्रता के  साथ समानता, अभिव्यक्ति और गरिमा के  प्रश्न भी अलग समझने चाहिए।

मुख्य तथ्य

संस्थागत निर्णय की सीमा: न्यायालय ने समान, सद्भावनापूर्ण, भेदभावरहित और अनुशासन तथा संस्थागत पहचान के  उद्देश्य

वाले नियम के  संदर्भ में वर्दी तय करने को विद्यालय का क्षेत्र माना। निर्णय को विद्यालय की प्रत्येक मनमानी के  लिए खुली छू ट नहीं

समझना चाहिए।

पुरानी प्रथा से स्वतः अधिकार नहीं: छात्रा का कहना था कि वह पहले की कक्षाओं में भी स्कार्फ  पहनती रही थी। अदालत ने

माना कि पहले आपत्ति न होने से अपने-आप भविष्य में वेशभूषा नियम बदलवाने या शिथिल कराने का प्रवर्तनीय अधिकार नहीं

बनता।

निजी विद्यालय और न्यायिक जाँच: अदालत ने शिक्षा को सार्वजनिक कार्य माना और यह नहीं कहा कि निजी विद्यालय होने के

कारण वह रिट-जाँच से पूरी तरह बाहर है। यह बिंदु संस्थागत स्वायत्तता और सार्वजनिक जिम्मेदारी के  बीच अंतर समझने में

महत्वपूर्ण है।

नीति-चर्चा को किन कसौटियों पर रखें?

समान नियम, वास्तविक प्रभाव: एक नियम शब्दों में समान होने पर भी अलग विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव अलग हो सकता है।

नीति का उद्देश्य, कारण और व्यवहार में लागू होने का तरीका ध्यान से परखना चाहिए।

शिक्षा की निरंतरता: विवाद का सबसे गंभीर परिणाम पढ़ाई से दूरी बनना हो सकता है। संवाद, स्पष्ट पूर्व-सूचना और शिकायत का

सुलभ रास्ता ऐसा हो कि विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से न रुके ।
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संवेदनशील संस्थागत संवाद: अभिभावक, विद्यार्थी और विद्यालय एक-दूसरे की चिंता को सुनें। नीति-विचार के  रूप में संभावित

समायोजन पर चर्चा की जा सकती है; उसे इस निर्णय में स्वीकृ त कानूनी अधिकार बताना सही नहीं होगा।

विश्लेषण और आगे की राह

संवैधानिक उत्तर में अदालत ने क्या कहा और नीति को आगे क्या करना चाहिए, इन दोनों स्तरों को अलग रखें। अनुशासन और

संस्थागत पहचान का महत्व समझाते हुए विविधता, गरिमा तथा शिक्षा तक पहुँच के  प्रश्न उठाए जाएँ। लागू नियम सरल भाषा में

उपलब्ध हों, उनका उद्देश्य स्पष्ट हो और शिकायत निष्पक्ष ढंग से सुनी जाए। 2022 के  सर्वोच्च न्यायालय के  विभाजित निर्णय को

एकमत अंतिम निष्कर्ष न बताएं। वर्तमान लेख 21 अगस्त के  उच्च न्यायालय निर्णय का विश्लेषण है, बाद की किसी अपील की

वर्तमान स्थिति का दावा नहीं। सभी विद्यालयों और प्रत्येक परिस्थिति पर इस मामले का निष्कर्ष यांत्रिक रूप से लागू करना उचित

नहीं होगा।

अवधारणा में अंतर

विशिष्ट मामले में याचिका खारिज होना, किसी प्रथा पर सार्वदेशिक प्रतिबंध और सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम बाध्यकारी निष्कर्ष

अलग बातें हैं। संस्थागत स्वायत्तता भी न्यायिक जाँच से पूर्ण छू ट नहीं है।

मेंस दृष्टि

किसी पक्ष का नारा दोहराने के  बजाय अधिकारों और संस्थागत उद्देश्यों के  बीच तर्क  दें। विद्यार्थी की गरिमा तथा पढ़ाई की निरंतरता

को चर्चा में स्थान दें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

विद्यालयी वेशभूषा संबंधी विवाद संस्थागत अनुशासन और व्यक्तिगत पहचान के  बीच संवैधानिक संतुलन का प्रश्न उठाते

हैं। समानता, गरिमा और शिक्षा तक पहुँच के  संदर्भ में चर्चा कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: साझा विद्यालयी वातावरण में अनुशासन की जरूरत रखते हुए व्यक्तिगत पहचान, समानता और गरिमा के  प्रश्न प्रस्तुत

करें।

मुख्य भाग में: संस्था के  नियम और पहचान के  साथ विद्यार्थियों पर नियम के  वास्तविक प्रभाव की जाँच करें; शब्दों की समानता

हमेशा समान प्रभाव नहीं होती। स्पष्ट पूर्व-सूचना, सुनवाई, संवाद और सुलभ शिकायत से पढ़ाई की निरंतरता रखें। निजी विद्यालय

का सार्वजनिक शैक्षिक कार्य न्यायिक जाँच से पूर्ण छू ट नहीं देता। विशिष्ट निर्णय के  कानूनी आधार और आगे की नीति के  सुझाव

अलग लिखें; पूर्व सहनशीलता को अपने-आप स्थायी अधिकार न मानें।

निष्कर्ष में: नियमों का उद्देश्य, निष्पक्ष शिकायत और संवेदनशील संवाद जोड़कर संदर्भ-संवेदी संतुलन सुझाएँ। संभावित

समायोजन को नीति-सुझाव कहें, इस मामले में स्वीकृ त कानूनी अधिकार नहीं; एक मामले को सार्वदेशिक प्रतिबंध या विभाजित

निर्णय को एकमत अंतिम निष्कर्ष न बनाएँ।
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स्रोत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय: 21 अगस्त का निर्णय-पाठ

निर्णय के  तथ्य और न्यायालय का आधार

वेशभूषा विवाद की संवैधानिक पृष्ठभूमि

याद रखें: निर्णय का दायरा पहचानें; संस्थागत अनुशासन के  साथ अधिकार और शिक्षा भी देखें।

https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/08/25/sukaina-rizvi-vs-state-of-up-and-others-2026-livelaw-ab-618-allahabad-high-court-696060.pdf
https://indianexpress.com/article/legal-news/allahabad-high-court-minor-students-request-hijab-school-10848223/
https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/why-allahabad-hc-rejected-schoolgirls-plea-hijab-10849181/

